भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 207   
जिसका उत्तर 6 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
15 अग्रहायण, 1935 (शक)
आई.टी. अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले    
207.  श्री अविनाश राय खन्ना:

 
क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)   क्‍या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्‍ट्र में आई.टी.अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और यदि हां, तो उस मामले का परिणाम क्‍या रहा; 
(ख)   क्‍या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसी तरह का एक मामला जम्‍मू और कश्‍मीर में भी दर्ज किया गया एवं यदि हां, तो उस मामले का परिणाम क्‍या रहा; और 
(ग)    इन दो मामलों में हुए भिन्‍न-भिन्‍न बर्ताव के क्‍या कारण हैं ?
उ त्त र
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री (श्री मिलिंद देवड़ा)
(क), (ख) और (ग)  :  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान महाराष्ट्र तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के अंतर्गत क्रमश: 919 और 54 मामले पंजीकृत किए गए हैं । राज्यों में मामलों के तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विधियों को समान रूप से लागू किया जाता है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत मामलों के संदर्भ में अलग-अलग राज्यों में उसे अलग ढंग से लागू करने की कोई विशेष घटना सरकार को रिपोर्ट नहीं की गई है ।
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